काश हम “क़ुलिल-अफ़्व” को समझ कर उस पर अमल करें
डा. सैयद ज़फ़र महमूद
इस्लाम में धन-दौलत का वितरण आर्थिक व्यवस्था का मूल तत्व है। धन का संचार पूरे समाज में होते रहना चाहिए, केवल धनवान और माल दार लोगों के बीच में यह न घूमता रहे और न इसे जमा करके अचल अवस्था में रखा जाए। पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैह वस्ल्लम ने हिजरत (पलायन) करके मदीना जाने के बाद मदीना वासियों से जिन्हें “अन्सार” की संज्ञा दी गयी थी, मक्का से हिजरत करके जाने वाले लोगों को धन दिलवाया। सहाबी इब्ने अब्बास (रज़ि.) से यह बात नक़ल की गयी है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने अन्सार से कहा कि “क्या तुम इस बात को पसन्द करोगे कि मैं तुम्हें अपने घरों और सम्पत्ति में से मुहाजिरों को हिस्सा देने के लिए कहूं और ग़नीमत का माल (जंग में हाथ आयी शत्रु सम्पत्ति) तुम्हारे बीच वितरित कर दूं, या इस बात को पसन्द करोगे कि तुम अपने घर और सम्पत्तियां अपने पास ही रखो और मैं तुम्हें ग़नीमत के माल में से कुछ न दूं”। इसके अलावा सोना व चांदी को भी जमा करके रखना मना है। क़ुर्आन में अल्लाह तआला का फ़रमान है कि जो लोग सोना और चांदी जमा करके रखते हैं और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करते उन्हें दर्दनाक सज़ा की ख़ुशखबरी दे दो (0:34)

इस्लाम में “अमल” अथवा कर्म (Work) अर्थात श्रम या सेवा की परिकल्पना अपनी ख़ासियत और उद्देश्य के लिहाज़ से उस परिकल्पना से बिल्कुल भिन्न है जो नवीन आर्थिक परम्परा में आम तौर से ली गयी है। कर्म का सिद्धांत ख़ुद क़ुर्आन में बयान किया गया है जिस में कर्म (“अमल”) का शब्द 360 आयतों में आया है। एक और शब्द “फ़अल” (क्रिया), इसका भी अंग्रेज़ी अनुवाद Work होता है, 109 आयतों में आया है। यह आयतें इंसानों के लिए गतिशीलता और क्रियाशीलता पर ज़ोर देती हैं। क्रिया पर इतना अधिक ज़ोर दिए जाने की बिना पर इस्लाम को एक क्रियात्मक विचारधारा माना जाता है। क़ुर्आन निष्क्रियता अथवा बेकार कामों में समय बिताने को अक़ीदे (आस्था) की कमज़ोरी और बे-ईमानी का प्रतीक बताता है। यह कह कर कि दिन की रोशनी और ऊष्मा को धन कमाने का माध्यम बनाया गया है, अल्लाह ने इंसान को अपने समय का सदुपयोग करने का पाबन्द कर दिया है। जो व्यक्ति परिश्रम से अल्लाह का “फ़ज़ल” (अनुदान) प्राप्त करता है अर्थात किसी भी जायज़ तरीक़े से धन अर्जित करता है वह प्रशंसा का पात्र है।
शरीरिक और बौद्धिक क्षमता वाले किसी भी इंसान को यह इजाज़त नहीं दी गयी है कि वह अपनी बेकारी की वजह से परिवार या सरकार पर बोझ बने। एसे तमाम लोगों पर अपनी रोज़ी कमाने के लिए महनत करने की जिम्मेदारी है। इंसान जो भी काम करे वह लाभकारी होना चाहिए। एसे किसी भी काम को किसी भी लिहाज़ से कमतर नी समझा गया है। इंसान के हर काम का जो भी अच्छा या बुरा नतीजा होगा वह उसके सामने आ जाएगा (अल-ज़िलज़ालः 7,8)। अतः परिश्रम केवल हक़ ही नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी भी है।
इस्लाम आदमी को अपनी इच्छा का काम चुन्ने का अधिकार देता है लेकिन इस आज़ादी के साथ सामाजिक आवश्यकता का ध्यान रखने की पाबन्दी भी लागू होती है। आज एक योग्य हिन्दुस्तानी मुस्लिम ग्रेजुएट वकील, चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट, अध्यापक, डाक्टर, इंजीनियर या कम्प्यूटर एक्सपर्ट आदि बन कर रोज़गार और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है लेकिन मिल्लत की ज़रूरत और ज़िम्मेदारी यह भी है कि उचित संख्या में लोग सरकारी तंत्र में भी शामिल हों। वरना मुसलमानों की हालत और अधिक ख़राब होने की आशंका है। फिर ज़माना हम से कहेगाः
न था अगर तू शरीक-ए-महफ़िल, क़ुसूर तेरा है या कि मेरा
नहीं मेरा यह तरीक़ रख लूं किसी की ख़ातिर मए-शबाना 
इसी तरह यह पाबन्दी भी है कि वह काम चुना जाए जिसकी शरीअत में इजाज़त हो। इस्लाम में चूंकि वर्गीय भेद-भाव को नकारा गया है इस लिए शरीअत में जायज़ कोई भी काम इस्लाम में तुच्छ नहीं समझा गया है। बल्कि सभी अच्छे और जायज़ काम प्राकृतिक योग्यताओं व प्रतिभाओं और तकनीक या व्यक्तिगत इच्छा-अनिच्छा के आधार पर समाज में विविधता स्थापित करते हैं। न्याय तथा समझौते के इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार इस्लाम श्रमिक के लिए यह अनिवार्य करता है कि उसे जिस काम की ज़िम्मेदारी दी गयी है उसे अपनी क्षमता के अनुसार बहतरीन तरीक़े से अंजाम दे, लेकिन चूंकि लोगों को अलग अलग योग्यताएं व क्षमताएं प्रदान की गयी हैं इस लिए उनकी कार्यकुशलता में अन्तर होता है। लेकिन न्याय का तक़ाज़ा है कि हर व्यक्ति को उसकी महनत का फल उसकी कारकर्दगी के अनुसार मिले। यद्दपि इस्लाम स्पष्ट रूप से बेकार रहने के विरुद्ध है फिर भी इस बात का ध्यान रखता है कि जो लोग शरीरिक अथवा बौद्धिक रूप से अपंग है या किसी आपदा से ग्रस्त हैं उनका हक़ समाज के अन्य लोगों पर है (अलबक़राः 110, 254, अलमुज़्ज़म्मिलः 20, अज़्ज़ारियातः19, बनी इस्राईलः26, अत्तोबाः34)।
अल्लाह के दिए हुए साधन व संसाधनों पर तमाम इंसानों का हक़ है। इस्लाम माल को एक फ़ज़्ल (अनुदान) और सुख-सुविधा का साधन तथा लोगों के लिए एक सहारा मानता है। माल कमाना इस विचार के साथ ही उचित है कि यह इंसान के लिए हक़ीक़ी मक़सद (वास्तविक उद्देश्य) को प्राप्त करने का एक साधन है, स्वंय कोई मक़सद नहीं है। इसे अच्छे और जनहित कारी काम से ही प्राप्त करना चाहिए।
इस्लाम दौलत को समाज का रक्त समझता है जिसे लगातार संचारित होते रहना चाहिए, इसलिए माल पर स्वामित्व के अधिकार में उसको जमा करके रखने का अधिकार शामिल नहीं है (अत्तोबाः34,35)। इस बात की प्रेरणा दी गयी है कि क़ानूनी तरीक़े से कमाया हुआ धन सामाजिक कल्याण के लिए समाज में निवेशित होना चाहिए। पूंजी निवेश को केवल लाभ की नज़र से ही नही देखा जाना चाहिए जो उसके साथ जुङा हुआ है ही, बल्कि उस लाभ की नज़र से भी जो समाज को पहुंचता है। अतः धनवान लोगों को सामाजिक आवश्यकताओं पर भी नज़र रखनी चाहिए। इसी के साथ धन का उपयोग शरीअत के सिद्धांतों के अन्तर्गत ही होना चाहिए। इस सिद्धांतों में सब से ऊंचा और सबसे पहला सिद्धांत है अपने माल में ज़रूरतमन्द लोगों के हक़ को स्वीकार करना।
इन सिद्धांतों में वह अनिवार्य शरई टैक्स भी शामिल है जिसे ज़कात कहते हैं जिसकी मात्रा निश्चित है तथा वह स्वैच्छिक देनदारी भी शामिल है जिसकी मात्रा को धनवान के विवेक पर छोङ दिया गया है। अनिवार्य देनदारी उस समय लागू होती है जब माल एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है जिसे निसाब कहते है। जब यह ज़िम्मेदारी अदा कर दी जाती है तो शेष माल यूं तो आदमी का अपना होता है लेकिन उसे भी शरीअत के सिद्धांतों के अनुसार स्तेमाल होना चाहिए। फ़िज़ूल ख़र्ची, एश करना, माल को बर्बाद करना या माल का ग़लत स्तेमाल करना मना है। दूसरों को नुक़सान पहुंचाने या भृष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए या राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने में उसे नाजायज़ तरीक़े से ख़र्च करने की मनाही है।
इस एच्छिक देनदारी, जिसे सदक़ा कहा जाता है, की हद ख़ुद माल रखने वाले को ही निर्धारित करनी है, लेकिन इसके लिए नीति निर्देशक सिद्धांत क़ुर्आन में साफ़ तौर से बयान किया गया हैः यह लोग आप से पूछते हैं कि अल्लाह की राह में कितना ख़र्च करें तो आप कह दीजिए कि जो कुछ बच रहे (“क़ुलिल अफ़्व”)2:219। वास्तव में यह हमारी श्रद्धा की परीक्षा है कि हमें अपने मालिक और परवरदिगार से कितनी श्रद्धा है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि यह एच्छिक देनदारी केवल माल और पूंजी में ही नहीं है, बल्कि हर आदमी को अपने समय, अपने निजी संसाधनों, अपनी योग्यताओ, अपनी सम्पत्ति और अपने प्रेम-भाव में से भी ज़रूरतमन्दों के लिए सदक़ा करना है। इस क़ुर्आनी परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए अल्लामा इक़बाल ने आज से पौन सदी पहले कहा थाः




जो हर्फ़-ए-क़ुलिल अफ़्व में पोशीदा है अब तक




इस दौर में शायद वो हक़ीक़त हो नमूदार
अल्लामा का दौर तो समाप्त हो गया लेकिन क़ुलिल-अफ़्व का ख़ुदाई हुक्म हमारे हिन्दुस्तानी मुस्लिम समाज में पूरा होना अभी बाक़ी है। लिहाज़ा हम अपने परवरदिगार के इस हुक्म को ख़ुद अपने ऊपर पूरा करें। हम में से किसी के पास ज़कात के निसाब से कुछ ही ज़्यादा दौलत है, किसी के पास निसाब से दस गुणा है, किसी के पास हज़ार गुणा, किसी के पास लाख गुणा। लेकिन व्यक्तिगत इंसानी ज़रूरत कम-ज़्यादा लग-भग हर आदमी की एक जैसी ही होती है। इसी लिए अल्लाह ने निशानदही करदी कि तुम्हारी वाजिब व जायज़ ज़रूरत से जो अधिक हो वह सदक़ा कर दो।
आज राष्ट्रीय सुरक्षा पर सारी दुनिया का ख़र्च सबसे ज़्यादा है और इंसानों की देख-रेख और आवश्यकताओं पर होने वाला ख़र्च कमतर है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के मुद्दे पर अन्तर्राष्ट्रीय सहमति नही है। दुनिया का बिखराव व टकराव आज पानी और जगह के मुद्दे तक पहुंच चुका है। यह सारे तत्व राष्ट्रवादी स्वार्थ-भावना और संकीर्ण मानसिकता की उपज हैं। कल्पना कीजिए कि यदि हम मौजूदा राष्ट्रीय सीमाओं के महत्तव को कम करले तो इस के कितने आश्चर्यजनक सकारात्मक परिणाम विश्व संसाधनों के समान उपयोग के रूप में सामने आएंगे। यह वह मक़सद है जिसे प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत एंव सामूहिक प्रयासों की इस्लाम हम से अपेक्षा करता है।
info@zakatindia.org

